भारत सरकार

 संस्‍कृति मंत्रालय
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: *253
उत्‍तर देने की तारीख: बुधवार, 29 अगस्‍त, 2012

    7  भाद्रपद, 1934 (शक)
संरक्षित धरोहर स्‍थलों पर अतिक्रमण
*253.
  श्री नरेद्र कुमार कश्‍यप:

  क्‍या संस्‍कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)  क्‍या यह सच है कि दिल्‍ली में स्‍थित कई संरक्षित धरोहर स्‍थल भूमाफियाओं के कब्‍जे में है; 
(ख)  यदि हां, तो उन धरोहर स्‍थलों का ब्‍यौरा क्‍या है;  
(ग)
सरकार द्वारा धरोहर स्‍थलों की भूमि को भूमाफियाओं के कब्‍जे से मुक्‍त कराने हेतु क्‍या कार्यवाही की गई है;  और

(घ)  सरकार द्वारा संरक्षित स्‍थलों की सुरक्षा के लिए क्‍या विशेष व्‍यवस्‍थाएं की गई हैं?                          
                               उ - त्‍त -र    
           आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्‍कृति मंत्री 
                           
                        (कुमारी सैलजा)
(क) और (ड.)   एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।
राज्‍य सभा में दिनांक 29/08/2012 को उत्‍तरार्थ तारांकित प्रश्‍न सं0 253 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में निर्दिष्‍ट विवरण।
(क) और  (ख)  जी नहीं। तथापि, प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार  दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय महत्‍व के रूप में घोषित 174 स्‍मारकों में से अतिक्रमण के 13 मामलों की सूचना मिली है। ब्‍यौरा अनुबंध-। में दिया गया है। 
(ग)
भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण ने चूककर्त्‍ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज की हैं तथा अतिक्रमण को हटवाने के लिए कलैक्‍टर को अनुरोध करते हुए अतिक्रमण ढहा देने के आदेश जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर, नौ केंद्रीय संरक्षित स्‍मारकों से अतिक्रमण, अशंत: अथवा पूर्णत: हटा दिए गए हैं। ब्‍यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

विशेष मामलों में, भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण ने उपयुक्‍त न्‍यायालय के समक्ष अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध मुकदमा दायर करने के अंतिम विकल्‍प का भी उपयोग किया है।
(घ)
भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण ने नियमित पहरा और निगरानी स्‍टाफ तैनात किया है तथा केंद्रीय संरक्षित स्‍मारकों तथा स्‍मारकों/स्‍थलों को देखने वाले पयर्टकों की सुरक्षा और रक्षा के लिए निजी सुरक्षा गार्डों की सेवाएं ली हैं। इसके अतिरिक्‍त, लाल किला, दिल्‍ली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक तैनात किए गए हैं।
अनुबंध - ।
राज्‍य सभा में दिनांक 29/08/2012 को उत्‍तरार्थ तारांकित प्रश्‍न सं0 253 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में निर्दिष्‍ट अनुबंध
दिल्‍ली में अतिक्रमणाधीन केंद्रीय संरक्षित स्‍मारकों की सूची।
	क्रं. स.
	स्‍मारक/स्‍थल का नाम तथा स्‍थान

	1.
	नीली मस्‍जिद, हौज़खास

	2.
	प्राचीन मस्‍जिद, पालम

	3.
	कुदसिया मस्‍जिद, कुदसिया गार्डन

	4.
	लाल किला के नजदीक सुनेहरी मस्‍जिद, दिल्‍ली

	5.
	पुराना किला, इंद्रप्रस्‍थ

	6.
	तुगलकाबाद किला, बदरपुर जेल

	7.
	बेगमपुरी मस्‍जिद, बेगमपुर

	8.
	शिवालिक के नजदीक सराय शाहजी, मालवीय नगर

	9.
	राजपुर कब्रिस्‍तान, ओल्‍ड राजपुर, छावनी, उत्‍तरी जिला

	10.
	डी'इरेमाओ कब्रिस्‍तान, किशनगंज

	11.
	मोहल्‍ला बुलबुली खाना में रजिया बेगम का मकबरा, शाहजहानाबाद

	12.
	बिजाई मंडल, बेगमपुर के उत्‍तर में कालूसराय गांव में आस-पास के गुबंद, इमारतें तथा दलान

	13.
	कोटला फिरोजशाह  


अनुबंध - ।।
राज्‍य सभा में दिनांक 29/08/2012 को उत्‍तरार्थ तारांकित प्रश्‍न सं0 253 के भाग (ग) के उत्‍तर में निर्दिष्‍ट अनुबंध
दिल्‍ली में केंद्रीय संरक्षित स्‍मारकों की सूची जहां गत 10 वर्षों के दौरान अतिक्रमणों को हटा लिया गया है
	क्रं. सं
	       स्‍मारक/स्‍थल का नाम तथा स्‍थान

	1.
	लोथिया रोड़ कब्रिस्‍तान, कशमीरी गेट

	2.
	कश्‍मीरी गेट तथा कश्‍मीरी गेट के दोनों ओर नगर प्राचीर का भाग और प्राचीर के उत्‍तरी किनारे पर स्‍थित जल बुर्जों सहित तथा नगर प्राचीर के बाहर खाई सहित, जहां पर यह अनावृत्‍त है, कश्‍मीरी गेट


	3.
	अरब - की - सराय, निज़ामुद्दीन

	4.
	नीला गुम्‍बद, हुमायूँ मकबरे के नजदीक 

	5.
	बाराखम्‍बा, निज़ामुद्दीन

	6.
	लाल किला, चांदनी चौक

	7.
	छोटे खान, भूरे खान और बडे खान, कोटला मुबारक पुर

	8.
	हुमायूँ मकबरे के नजदीक छोटा बताशावाला और बडाबताशावाला, निज़ामुद्दीन

	9.
	लाल गुम्‍बद, चिराग दिल्‍ली


भारत सरकार

 संस्‍कृति मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1886

उत्‍तर देने की तारीख: बुधवार, 29 अगस्‍त, 2012

    7  भाद्रपद, 1934 (शक)
भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण द्वारा स्‍थलाशयन पेरूमल 
मंदिर का अधिग्रहण
1886.
  श्रीमती कानीमोझी:

  क्‍या संस्‍कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)  क्‍या भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण ने कांजीपुरम जिले में स्‍थलाशयन पेरूमल मंदिर के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की है; 
(ख)  यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;  और 
(ग)
सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने से पहले जन सुनवाई न किए जाने के क्‍या कारण है?                       
                               उ - त्‍त -र    
           आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्‍कृति मंत्री 
                           
                        (कुमारी सैलजा)
(क) से (ग)
केंद्र सरकार ने प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 (1) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में 13 जनवरी, 2004 को संख्‍या का. आ .79 (अ) के तहत एक प्रारम्‍भिक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत कांचीपुरम जिले में मामल्‍लपुरम स्‍थित श्री स्‍थलाशयन पेरूमल मंदिर को राष्‍ट्रीय महत्‍व के रूप में घोषित करने के आशय रखने वाले इच्‍छुक व्‍यक्‍तियों से आपत्‍तियां आमंत्रित की गई थीं। उपर्युक्‍त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार, स्‍वयं प्राप्‍त आपत्‍तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्‍चात् सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित प्राचीन स्‍मारकों अथवा पुरातत्‍वीय स्‍थलों तथा अवशेषों, जैसा भी मामला हो, को राष्‍ट्रीय महत्‍व के रूप में घोषित कर सकती है। प्रारम्‍भिक अधिसूचना के प्रकाशित होने के तुरंत बाद, श्री स्‍थलाशयनपेरूमल मंदिर, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ संदान विभाग, तमिलनाडू सरकार के कार्यकारी अधिकारी ने उक्‍त अधिसूचना पर आपत्‍ति जताते हुए भारत संघ तथा अन्‍य के विरूद्ध माननीय मद्रास उच्‍च न्‍यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 5470/2004 दायर की। इसलिए, माननीय न्‍यायालय के निर्देशों पर मामलों में अगली कार्रवाई को रोक दिया गया था। 

फिर, विशेष आयुक्‍त/आयुक्‍त, हिंदू धार्मिक तथा धर्मार्थ संदान विभाग, तमिलनाडू सरकार, चेन्‍नई द्वारा वर्ष 2008 में इसी मामले में एक अन्‍य रिट याचिका दायर की गई थी।

माननीय न्‍यायालय के निर्देशों पर दिनांक 15.12.2012 के आदेश के तहत, लोगों की सूचना के लिए तथा दो माह की अवधि के दौरान आपत्‍तियां आमंत्रित करने के लिए 20.05.2012 को तमिल समाचार पत्रों में वर्ष 2004 में जारी प्रारंम्‍भिक अधिसूचना को पुन: प्रकाशित किया गया था। भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण द्वारा व्‍यक्‍तिगत सुनवाई हेतु याचिकाकर्ताओं सहित आपत्‍तिकर्ताओं को अवसर देने के लिए अब एक समिति भी गठित की गई है।

भारत सरकार

 संस्‍कृति मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1887
उत्‍तर देने की तारीख: बुधवार, 29 अगस्‍त, 2012

    7  भाद्रपद, 1934 (शक)
स्‍मारकों के आस - पास की जमीन
पर अवैध कब्‍जा
1887.
  प्रो. सैफुद्दीन सोज़:

  क्‍या संस्‍कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)  क्‍या मंत्रालय को विदित है कि देश के कुछ भागों, विशेषकर जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य, में स्‍मारकों के आस - पास की सरकारी और निजी स्‍वामित्‍व वाली जमीनों पर निरंतर अतिक्रमण किया जा रहा है; और
(ख)  यदि हां, तो क्‍या मंत्रालय कब्‍जा करने वालों और कानून तोड़ने वालों से स्‍मारकों और उनके आस - पास की जगह के संरक्षण हेतु जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य से विचार - विमर्श करके कोई स्‍कीम शुरू करेगा?                          
                               उ - त्‍त -र    
           आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्‍कृति मंत्री 
                           
                        (कुमारी सैलजा)
(क)
जी हां। केंद्र सरकार के ध्‍यान में ऐसी घटनाएं आई हैं तथा ऐसे सभी मामलों में प्रवृत्‍त कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है।
(ख)
केंद्र सरकार ने निर्माण गतिविधियॉं रोकने के लिए सुरक्षित सीमा से 100 मी. के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र तथा इससे आगे 200 मी. के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हुए मार्च, 2010 में स्‍मारकों तथा इसके समीपस्‍थ क्षेत्र के संरक्षण के लिए प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में पहले ही संशोधन कर दिया है। प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल और अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्‍यकरण) अधिनियम, 2010 में धारा 30 (क) के अनुसार राष्‍ट्रीय महत्‍व के रूप में घोषित स्‍मारकों के निषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्र में जो कोई अवैध निर्माण करता है, उसे दंडित करने का प्रावधान भी है। प्राचीन संस्‍मारक तथा पुरातत्‍वीय स्‍थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 19 के अनुसार संरक्षित स्‍मारकों तथा पुरात्‍वीय स्‍थल और अवशेषों पर अतिक्रमण करना अवैध है। इसके अतिरिक्‍त, संरक्षित स्‍मारकों के नजदीक निर्माण संबंधी गतिविधि की अनुमति के मामलों पर विचार करने के लिए निदेशक, अभिलेखागार, पुरातत्‍व तथा संग्रहालय, जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार, श्रीनगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्‍ट किया गया है। 
भारत सरकार

 संस्‍कृति मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1888
उत्‍तर देने की तारीख: बुधवार, 29 अगस्‍त, 2012

    7  भाद्रपद, 1934 (शक)
कोलकाता के डलहौजी क्षेत्र को 'यूनेस्‍को' के 
विश्‍व विरासत स्‍थलों में शामिल किया जाना
1888.
  श्री. सुखेन्‍दु शेखर राय:

  क्‍या संस्‍कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)  क्‍या सरकार द्वारा कोलकाता के डलहौजी क्षेत्र (अब बिनय - बादल - दिनेश बाग के नाम से जाना जाता है) और कोलकाता मैदान में परेड ग्राउंड सहित इसके समीपस्‍थ क्षेत्रों, जहां फोर्ट विलियम, विक्‍टोरिया मेमोरियल, सेंट जॉन्‍स चर्च, राइटर्स बिल्‍डिंग, कलकत्‍ता उच्‍च न्‍यायालय, टाउन हॉल, मैट कॅफ हॉल, पुर्तगाली और चीनी चर्च, यहूदी सिनगॉग आदि सहित कई विरासत भवन और प्राचीन स्‍मारक स्‍थित हैं, को 'यूनेस्‍को' के विश्‍व विरासत स्‍थलों की सूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है; 
(ख)  यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और
(ग)     यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?                          
                               उ - त्‍त -र    
           आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्‍कृति मंत्री 
                           
                        (कुमारी सैलजा)
(क) से (ख)
इस समय ऐसे किसी प्रस्‍ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।  
(ग)
युनेस्‍को के प्रकार्यात्‍मक दिशानिर्देश, 2011 के अनुसार, विश्‍व विरासत केंद्र द्वारा विश्‍व विरासत सूची के लिए प्रस्‍तावों पर तभी विचार किया जा सकता है यदि कोई स्‍थल कम से कम एक वर्ष के लिए राज्‍य पक्ष के लिए युनेस्‍को की अन्‍तिम सूची में दर्ज रहे। पश्‍चिम बंगाल की राज्‍य सरकार से कोलकाता के डलहौजी क्षेत्र के लिए कोई अनंतिम सूची प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है।  
भारत सरकार

 संस्‍कृति मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1890
उत्‍तर देने की तारीख: बुधवार, 29 अगस्‍त, 2012
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ओडिशा के बौद्ध अवशेषों को सौंपा जाना
1890.
  श्री. रबिनारायण महापात्र:

  क्‍या संस्‍कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)  मंत्रालय द्वारा ललितगिरी से प्राप्‍त पवित्र बौद्ध अवशेषों को ओडिशा राज्‍य सरकार के भुवनेश्‍वर स्‍थित संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु ओडिशा सरकार को न सौंपे जाने और उन्‍हें वर्षों से भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण के स्‍ट्रांग रूम में रखे रहने के क्‍या कारण हैं; और
(ख)  क्‍या सरकार इसे शीघ्रातिशीघ्र राज्‍य सरकार के सुपुर्द करवाने के लिए कदम उठाएगी?                          

                         उ - त्‍त -र    
           आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्‍कृति मंत्री 
                           
                        (कुमारी सैलजा)
(क) और (ख)
उचित विचार-विमर्श करने के पश्‍चात् भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण ने ललितगिरी में उत्‍खनन से प्राप्‍त पवित्र बौद्ध स्‍मृतिचिन्‍हों को रखने के लिए ललितगिरी में एक स्‍थल संग्रहालय की स्‍थापना करने का निर्णय लिया गया है।
